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बिहार मेें बैकडोर NRC

वोटर लिस्ट गहन निरक्षण के नाम पर बिहार मेें 
बैकडोर NRC?

बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग के एक फैसले ने बिहार मेें एक नया संकट खड़ा 
कर दिया ह।ै एक ऐसा फैसला जनता को अचानक से सुना दिया गया ह ैजिसकी वजह 
से बिहार के लगभग 8 करोड़ वोटर पर न केवल उनके वोटर होने का संशय पैदा किया ह ै
बल्कि उन सबकी नागरिकता पर भी सवाल खड़ा हो गया ह।ै 

मामला ये हुआ ह ै कि चुनाव आयोग ने बिहार की वोटर लिस्ट का दबुारा से गहन 
निरीक्षण करने का फैसला किया ह।ै 24 जून को चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पर 
नोटिफिकेशन जारी कर के ऐलान किया कि “बिहार मेें निर््ववाचन आयोग द्वारा मतदाता 
सूचियोों का विशेष गहन पुनरीक्षण कार््य शुरू किया जाएगा। सभी पात्र नागरिकोों का 
नामांकन सुनिश्चित करने के लिए घर-घर जाकर सत्यापन किया जाएगा। पुनरीक्षण 
प्रक्रिया मेें सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए राजनीतिक दलोों को प्रोत्साहित किया जाएगा।”

जैसे ही ये नोटिफिकेशन जारी हुआ राजनीतिक हलकोों मेें इसको ले कर एक हगंामा 
शुरू हो गया। विपक्षी नेताओ ंने इसको बैकडोर से NRC बोलना शुरू कर दिया ह।ै 
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विपक्ष के गंभीर सवाल 
इस मामले मेें बिहार विधानसभा मेें नेता प्रतिपक्ष ने चुनाव आयोग की मंशा पर गंभीर 

सवाल उठाये ह।ै तेजस्वी यादव ने पूछा कि जिस वोटर लिस्ट से 2024 के लोकसभा 
चुनाव हुए थे, उसमेें एक साल के अंदर संशोधन की क्या जरूरत ह?ै

“2024 का लोकसभा चुनाव इसी मतदाता सूची के आधार पर हुआ था, जिसमेें जनता 
ने वोट दिया और केें द्र मेें NDA की सरकार बनी। अब अगर यही सूची गलत थी, तो क्या 
इसका मतलब यह ह ै कि उस समय नियुक्त सहायक निर््ववाचन अधिकारियोों ने गलत 
सूची तैयार की थी? क्या इससे उस सूची के आधार पर बनी सरकार की वैधता पर 
सवाल नहीीं उठता?”

चुनाव आयोग का ये आदेश क्ययों?
हालिया चुनाव आयोग के निर्देशोों के 

अनुसार प्रत्येक मौजूदा वोटर को एक अलग 
गणना फॉर््म जमा करना होगा। 1 जनवरी, 
2003 के बाद मतदाता सूची मेें शामिल होने 
वाले लोगोों को अपनी नागरिकता का प्रमाण 
भी देना होगा। 

चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा ह ैकि ‘पिछले 
20 वर्षषों के दौरान, बड़़े पैमाने पर नाम 
जोड़ने और हटाने के कारण मतदाता सूची 
मेें महत्वपूर््ण बदलाव हुए हैैं’ और ‘तेजी से 
शहरीकरण और आबादी का एक जगह 
से दसूरी जगह लगातार पलायन हुआ ह।ै 
इसलिए यह ‘विशेष गहन संशोधन’ अंततः 
सभी राज्ययों और केें द्र शासित प्रदेशोों (यूटी) 
को कवर करगेा।

चुनाव आयोग ने कहा ह ैकि ये गहन निरीक्षण केवल बिहार तक सीमित नहीीं रहगेा 
बल्कि असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल मेें भी किया जायेगा। इन सभी 
राज्ययों मेें आगामी समय मेें विधानसभा चुनाव होने वाले ह।ै 

आखिर क्या ह ैआदेश?
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चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट के मामले मेें मुख्य तौर पर तीन बिंद ुकह ेह;ै

1.	 पहला जो लोग 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे हैैं, उनको अपने जन्म का प्रमाण देना होगा। 

2.	 दसूरा जो 1987 से 2 दिसम्बर 2004 के बीच जन्मे हैैं, उन्हहें अपने साथ-साथ माता-
पिता मेें से किसी एक का कागज दिखाना होगा। 

3.	 तीसरा 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे लोगोों को अपना और अपने माता-पिता दोनोों 
का कागज दिखाना होगा अर््थथात जन्म प्रमाणपत्र देने होोंगे। 

चुनाव आयोग के अनुसार बिहार मेें पिछली बार विशेष गहन पुनरीक्षण 2003 मेें किया 

गया था, लेकिन तब इतनी सख्ती नहीीं बरती गई थी। उस समय राजनीतिक संरक्षण के 
चलते बड़़ी संख्या मेें बांग्लादशी और रोहिग्या घुसपैठियोों ने फर्जी दस्तावेजोों के सहार े
मतदाता सूची मेें अपने नाम दर््ज करवा लिए थे। 
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इस बार चुनाव आयोग ने प्रक्रिया को पारदर्शी और सख्त बनाने के लिए एक नया 
घोषणा पत्र पेश किया ह।ै इसके तहत जो व्यक्ति मतदाता के रूप मेें पंजीकरण करवाना 
चाहता ह,ै उसे यह साबित करना होगा कि वह या उसके माता-पिता 1 जुलाई 1987 से 
पहले भारत मेें जन्मे थे। यदि जन्म तिथि 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच की 
ह,ै तो माता-पिता के जन्म के प्रमाण भी प्रस्तुत करने होोंगे। 

चुनाव आयोग के इस आदेश के बाद खूब हगंामा होने के बाद ECI ने इस मामले मेें 30 
जून को दबुारा नोटिफिकेशन जारी कर के कहा ह ैकि 2003 की लिस्ट मेें शामिल 4.96 
करोड़ वोटर को केवल फॉर््म भर के डिक्लेरशेन के साथ देना ह।ै बाकि जो 2003 के बाद 
बने वोटर बने ह ैउनको सभी को डॉक्यूमेेंट के साथ वेरीफाई करवाना होगा। 
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आखिर एक नागरिक कैसे वोटर बनता ह?ै
सबसे पहले ये जानना बेहद जरूरी ह ै कि आखिर भारत मेें एक नागरिक वोटर कैसे 

बनता ह।ै किन शर्ततों को पूरा करने के बाद उसे मतदाता सूची मेें शामिल कर के वोटर 
आईडी प्रदान कर दिया जाता ह।ै 

ये बात जान लीजिये कि एक नागरिक को वोटर बनने के लिए ECI की वेबसाइट या 
एप्प से फॉर््म 6 भरना होता ह ैजिसमेें एक आईडी प्रूफ और एक अड्रेस प्रोफ देना होता ह।ै 
फिर उसकी जाँच सम्बधित क्षेत्र का BLO करता ह ैजिसकी अप्रूवल के बाद ही वो व्यक्ति 
वोटर के रूप मेें रजिस्टर हो पाता ह।ै 

पूरी प्रक्रिया सवालोों के घेरेें मेें?
अब यहाँ सवाल ये उत्पन होता ह ैकि जब मतदाता सूची मेें शामिल होने के लिए BLO 

द्वारा डॉक्यूमेेंट के साथ वेरिफिकेशन भी की जाती ह ैतो फिर आखिर कैसे चुनाव आयोग ये 
बोल रहा ह ैकि राजनीतिक संरक्षण मेें वोटर लिस्ट मेें अवैध घुसपैठिये शामिल हो गए ह।ै 

अगर चुनाव आयोग की बात को ही सच मान लिया जाए तो फिर ECI तो अपनी ही 
प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा ह ैकि अभी तक उसके जितने भी अधिकारियोों ने काम किया 
ह ैवो सब फर्जीवाड़ा था!
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उससे भी बड़ा सवाल तो ये ह ैकि अगर बिहार के 7.79 करोड़ मतदाता की सूची सही 
नहीीं थी तो ये प्रैक्टिस 2024 के लोकसभा चुनाव के समय क्ययों नहीीं अपनायी गयी थी? 

इसी मतदाता सूची के आधार पर अभी तक 2003 के बाद से अभी तक 4 विधानसभा 
चुनाव और 4 ही लोकसभा चुनाव हो चुके ह ैतो क्या ये मान लिया जाये कि इन चुनावोों 
मेें चुनी गयी सरकारेें भी अवैध थी?

इससे भी बड़ा सवाल ये ह ैकि आखिर किस रिपोर््ट या जाँच के आधार पर चुनाव आयोग 
ने ये तय कर लिया ह ैकि बिहार मेें मतदाता सूची मेें इतने अवैध घुसपैठिये वोटर बन के 
शामिल हो चुके ह?ै

इन सभी सवालोों का चुनाव आयोग की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीीं दिया गया ह।ै 

पूरी प्रक्रिया कब से कब तक?
चुनाव आयोग ने अपने आदेश मेें स्पष्ट करते हुए इस पूरी प्रक्रिया के लिए एक टाइम 

लाइन तय की ह।ै बिहार के तमाम वोटर के पास BLO एक तय फॉर््म के साथ जायेेंगे 
जिसकी शुरुआत 25 जून से हो चुकी ह।ै एक वोटर के पास इस फॉर््म को डॉक्यूमेेंट के 
साथ जमा करवाने की अंतिम तिथि 26 जुलाई 2025 ह।ै 

	| चुनाव आयोग के अनुसार, 26 जुलाई तक बीएलओ को मौजूदा मतदाताओ ंवाले हर 
घर मेें जाकर पहले से भर ेहुए फॉर््म पर हस्ताक्षर करवाने होोंगे और ज़रूरत पड़ने पर 
अतिरिक्त दस्तावेज़ भी इकट्ठा करने होोंगे। 

	| बीएलओ हर घर मेें कम से कम तीन बार ऐसा करेेंगे। मतदाताओ ंके पास ECI की 
वेबसाइट या ईसीआईएनईटी ऐप से अपने फॉर््म डाउनलोड करने और उन्हहें ऑनलाइन 
जमा करने का विकल्प भी होगा।

	| जिन मतदाताओ ंके गणना प्रपत्र 25 जुलाई तक प्राप्त नहीीं होोंगे, उनका नाम सूची 
से हटा दिया जाएगा। नाम हटाने के लिए 1 अगस्त से 1 सितंबर तक चुनौती दी जा 
सकती ह।ै अंतिम मतदाता सूची 30 सितम्बर 2025 को जारी कर दी जायेगी। 

अब इस पूरी प्रक्रिया मेें भी बहुत सारे सवाल उत्पन होते ह ैजिसका जवाब चुनाव 
आयोग नहीीं दे रहा ह;ै 

	| पहला सवाल तो ये ह ैकि आखिर इतने बड़े राज्य बिहार मेें जहाँ लगभग 8 करोड़ 
मतदाता ह ैउनसे फॉर््म के साथ नागरिकता साबित करने वाले डाक्यूमेेंट््स हासिल 
करना लगभग नामुमकिन काम ह!ै तो फिर ये पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठना 
तो लाज़मी ह।ै 
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	| दसूरा सवाल ये उत्पन होता ह ै कि चुनाव आयोग ने खुद कहा ह ै कि वोटर लिस्ट 
वेरिफिकेशन के लिए बार मेें पहले से केवल 77,895 बीएलओ ही मौजूदा ह।ै इसके 
अलावा अब 20,603 नए बीएलओ को और तैनात किया जा रहा ह।ै अब ऐसे मेें 
केवल 1 लाख BLO केवल एक महीने मेें इस पूरी प्रक्रिया को कैसे पूरा करेेंगे!

	| तीसरा सवाल ये ह ैकि जिस राज्य मेें साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से काफी कम 61% 
हो वहां पर डॉक्यूमेेंट के नाम पर जन्म प्रमाणपत्र पर अधिक जोर देना कई सवालोों 
को पैदा करता ह?ै

	| चौथा सवाल ये ह ैकि वेरिफिकेशन के इस प्रोसेस मेें जिन डॉक्यूमेेंट को मांगा गया 
ह ैउसमेें आधार कार््ड, पैन कार््ड, ड्राइविग लाइसेेंस और मनरगेा जॉब कार््ड को आखिर 
शामिल क्ययों नहीीं किया गया ह?ै

ELECTION COMMISSION OF INDIA 
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001 

No. ECI/PN/236/2025                                                                   28.06.2025                                                               

Press Note 
 

Special Intensive Revision in Bihar has already started  
 

The Constitution of India is supreme. All citizens, political parties and the 
Election Commission of India follow the Constitution. 

2. Article 326 specifies eligibility to become an elector. Only Indian citizens, 
above 18 years and ordinary resident in that constituency, are eligible. 

3. Special Intensive Revision (SIR) has already started successfully in Bihar for 
verifying the eligibility of each elector with full participation of all Political Parties. 

4. ECI already has 77,895 Booth Level Officers (BLOs) and is appointing nearly 
20,603 more BLOs for new polling stations. 

5. More than One Lakh volunteers will be assisting genuine electors, particularly 
the old, sick, Persons with Disabilities (PwD), poor and other vulnerable groups 
during the SIR. 

6. All recognised National and State Political Parties who are registered with ECI 
have also already appointed 1,54,977 Booth Level Agents (BLAs). They can still 
appoint more BLAs. 

7. Printing as well as door-to-door distribution of new Enumeration Forms (EF) 
for all the existing 7,89,69,844 electors of Bihar has already started in each of 
the 243 Assembly Constituencies of Bihar. Online filling of the new Enumeration 
Forms (EFs) has already been enabled and has also started successfully. 

8. Out of the existing 7,89,69,844 electors, 4.96 Crore electors, whose names are 
already in the last intensive revision of Electoral Roll on 01.01.2003, have to 
simply verify so, fill the Enumeration Form and submit it. 

9. All Divisional Commissioners and District Magistrates are engaging all the 
BLOs full time during the SIR. 

10. SMSs are also being sent to the 5,74,07,022 registered mobile numbers of 
Bihar. 

11. All activities relating to SIR are progressing well as per schedule. 

 

P. Pawan 
Deputy Director 

*** 
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पलायन मेें बिहार सबसे अग्रणी?
जो बिहार रोजगार के लिए पलायन के मामले मेें देश मेें सबसे अग्रणी हो उसी बिहार 

मेें चुनाव आयोग द्वारा कहा जा रहा ह ैकि वो एक महीने के अंदर BLO द्वारा सभी वोटर 
को गणना फॉर््म प्रदान कर दिया जायेगा और फिर उसे डॉक्यूमेेंट के साथ वापस भी जमा 
करवा दिया जायेगा। 

यहाँ गौर करने वाली बात तो ये ह ैकि केें द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के एक आंकड़़े 
के मुताबिक बिहार के 2 करोड़ 90 लाख लोग फिलहाल रोजगार के लिए दसूर ेराज्य 
मेें रह रह ेहैैं। 

अब आप खुद बताये जिस राज्य की इतनी बड़ी गिनती रोजगार और बेहतर जीवन 
के लिए दसूर े राज्ययों मेें रह रही हो वो भला एक महीने के भीतर वोटर वेरिफिकेशन 
कैसे कर सकती ह!ै

इससे भी गंभीर बात ये ह ैकि आंकड़ों के मुताबिक बिहार के 15.8% लोग रोजगार के 
लिए बिहार से दसूर ेराज्य मेें पलायन करते हैैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 6.1% ह।ै राज्य के 
50% परिवारोों पर पलायन का खतरा बना हुआ ह।ै  

सबसे अधिक पलायन जहां रोजगार के लिए होता ह,ै वहीीं बड़़े पैमाने पर युवा शिक्षा के 
लिए भी दसूर ेराज्ययों मेें पलायन करते हैैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक 74.54 लाख 
लोगोों का पलायन हुआ था। 
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प्रति वर््ष आय के मामले मेें बिहार सबसे फिसड्डी?
आंकड़ेें इस बात के गवाह ह ैकि प्रति वर््ष आय के मामले मेें बिहार देश मेें बेहद पिछड़ा 

हुआ ह।ै जहाँ पूर ेदेश मेें लोगोों की औसत सालाना आय डेढ़ लाख रूपए तक ह ैवहीीं बिहार 
मेें ये केवल 50 हजार तक सीमित ह।ै 

सरकारी आंकड़ेें बताते ह ै कि 2021-22 बिहार मेें प्रति वर््ष आय 54383 रूपए थी 
जबकि इसको अगर सीमांचल जैसे अति पिछड़े इलाके मेें देखेें तो ये केवल 17 हजार तक 
सीमित हो जाती ह।ै 

अब यहाँ चुनाव आयोग से सवाल ह ै कि जिस प्रदेश मेें एक व्यक्ति की महीने की 
आय केवल 4000 रूपए तक सीमित ह,ै जो अपने खाने पीने और परिवार को पालने 
के लिए संघर््ष कर रहा ह,ै जिसके सर पर कोई छत 
नहीीं ह ैउससे आप उसका जन्म प्रमाण पत्र और उसके 
माता पिता की नागरिकता का सबूत मांग रह ेहो तो 
ये कैसे मुमकिन ह?ै

जो परिवार दो वक़्त की रोटी के लिए दर दर भटक 
रहा ह ैजिसके पास कोई घर नहीीं ह ैवो जन्म प्रमाणपत्र 
होगा ये सवाल तो केवल AC मेें बैठे बाबू जो धरातल 
की समस्याओ ंने एक दम दरू हैैं वही पूछ सकते ह!ै

बिहार मेें सरकार खुद दावा करती ह ैकि उसने 2021-
22 मेें मनरगेा के तहत 48 लाख लोगोों को रोजगार 
प्रदान किया था मगर उसी मनरगेा का आधिकारिक 
कार््ड चुनाव आयोग की वोटर वेरिफिकेशन की लिस्ट 
मेें शामिल नहीीं ह।ै ये कैसा अन्याय ह?ै
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राजनीतिक पार््टटियोों का क्या कहना ह?ै
चुनाव आयोग द्वारा गहन वोटर वेरिफिकेशन पर जहाँ विपक्षी पार््टटियां इस पर गंभीर 

सवाल उठा रही ह ैवहीँ सत्ता मेें शामिल सभी पार््टटियां उम्मीद के मुताबिक इसके समर््थन 
मेें खड़ी नजर आ रही ह।ै 

बिहार मेें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी 
यादव इस मामले मेें सीधे तौर पर 
चुनाव आयोग पर ही सवालिया 
निशान खड़े कर रह े ह।ै उन्हहोंने कहा 
ह ै कि, “आखिरी बार इस तरह की 
प्रक्रिया 2003 मेें हुई थी और तब इसे 
पूरा करने मेें लगभग 2 साल लगे थे। 
बिहार विधानसभा चुनाव नवंबर मेें 
होने वाले हैैं और नोटिफिकेशन आने मेें केवल 2 महीने बचे हैैं। चुनाव आयोग को 8 करोड़ 
लोगोों की वोटर लिस्ट को फिर से तैयार करना ह,ै वो भी सिर््फ  25 दिनोों के भीतर।” 

“यह काम ऐसे वक्त मेें हो रहा ह ैजब बिहार के 73 प्रतिशत क्षेत्र मेें बाढ़ की स्थिति 
रहती ह।ै लोगोों से 11 तरह के दस्तावेज मांगे जा रह ेहैैं, जिनमेें से अधिकतर दस्तावेज भारत 
सरकार के आंकड़ों के अनुसार केवल 2-3 प्रतिशत लोगोों के पास ही होते हैैं यानी साफ 
साजिश की बू आ रही ह।ै चुनाव आयोग नोटिफिकेशन मेें बार-बार बदलाव हो रहा ह।ै”

वहीीं कांग्रेस ने भी इस मामले मेें सीधा चुनाव 
आयोग को कटघर े मेें खड़ा किया ह।ै मध्य 
प्रदेश के पूर््व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर 
नेता दिग्विजय सिह ने कहा कि “बिहार के आधे 
जिले बाढ़ से प्रभावित हैैं। लोग अपनी जान 
बचाएंगे या फिर सरकार के सामने कागजात 
उपलब्ध कराने के लिए जद्दोजद्द करेेंगे। चुनाव 
आयोग ने प्रक्रिया को शुरू करने से पहले राजनीतिक दलोों से कोई सहमति नहीीं ली ह।ै 
सरकार की साजिश ह ैकि गरीब मतदाताओ ंके नाम सूची से बाहर किए जाएं।”

उन्हहोंने आगे कहा ह ैकि “जिस तरीके से महाराष्ट्र और हरियाणा मेें मतदाताओ ंके नाम 
निकल गए, वही प्रक्रिया बिहार मेें भी शुरू की गई ह।ै इसके खिलाफ महागठबंधन के 
तमाम घटक दल लड़़ाई के लिए तैयार हैैं और भविष्य मेें हम न्यायालय का दरवाजा भी 
खटखटायेेंगे।”
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वहीीं AIMIM प्रमुख और हदैराबाद के 
सांसद असददु्दीन ओवैसी ने इसे ‘बैकडोर 
एनआरसी’ करार दिया ह।ै यह प्रक्रिया 
एनआरसी की तरह आम नागरिकोों को 
संदिग्ध बना सकती ह।ै 

उन्हहोंने ने स्पष्ट कहा ह ैकि “बिहार मेें जो 
बैकडोर NRC लाया जा रहा ह,ै वो असली 
नागरिकोों और वोटरोों को भी बाहर कर देगा। चुनाव आयोग ने कहा ह ै कि बिहार के 
लोगोों को और उनके माता-पिता को अपनी जन्म तिथि और जन्म स्थान 11 दस्तावेजोों मेें 
से किसी एक से साबित करना होगा, लेकिन 2000 मेें सिर््फ  3.5% लोगोों के पास जन्म 
प्रमाण पत्र था।”

“बिहार जैसे राज्य मेें आज भी बड़़ी आबादी के पास जन्म से जुड़़े दस्तावेज नहीीं हैैं. 2000 
तक सिर््फ  3.5% लोगोों के पास ही जन्म प्रमाणपत्र था। ऐसे मेें अगर माता-पिता के जन्म 
का भी दस्तावेज मांगा जा रहा ह,ै तो यह लाखोों लोगोों को कानूनी झंझट मेें फंसा देगा।”

सी पी आई (माले) महासचिव दीपंकर भट्टाचार््य ने कहा ह,ै “गलत सलाह वाले विशेष 
गहन पुनरीक्षण के कारण संभावित मताधिकार से वंचित होने की स्थिति सार््वभौमिक 
वयस्क मताधिकार की अवधारणा को पराजित करगेी, जो भारत के संविधान और 
संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली की आधारशिला ह”ै

इस मामले मेें जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि “यह चुनाव आयोग का नियमित 
काम ह ैऔर विपक्षी दलोों का इस बार ेमेें राजनीतिक बयान देना बहुत गैर जिम्मेदाराना 
ह।ै मतदाता सूची का पुनरीक्षण सभी के लिए फायदेमंद ह,ै यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया मेें 
अधिक लोगोों को शामिल करने का अवसर ह।ै”

वहीीं दसूरी तरफ केें द्र की सत्ता पर काबिज और प्रदेश मेें सत्ता की भागीदार भाजपा नेता 
मनोज शर््ममा ने कहा कि “चुनाव आयोग ने इतने बड़़े देश मेें सफलतापूर््वक चुनाव कराकर 
अपनी क्षमता का परिचय दिया ह,ै और बड़़े पैमाने पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओ ंके लिए 
वैश्विक उदाहरण स्थापित किया ह।ै”

“जो पार््टटियां फर्जी वोटर््स और वोटिग पर निर््भर रह ेहैैं, उनके लिए चुनाव आयोग ने बूथ 
कैप््चरिंग की घटनाओ ंपर पहले ही रोक लगा दी ह ैऔर अब वह फर्जी मतदान पर लगाम 
लगाने के लिए काम कर रहा ह।ै इसलिए चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल 
उठाना पूरी तरह से अनुचित ह।ै”
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चुनाव आयोग की इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल 
क्ययों उत्पन्न हो रह ेह?ै

चुनाव आयोग के इस वोटर वेरिफिकेशन के आदेश के बाद लगातार चुनाव आयोग पर 
सवाल उठाये जा रह ेह।ै बहुत सार ेकारण ह ैजिसकी वजह से ये पूरी प्रक्रिया ही सवालोों 
के घेर ेमेें ह।ै 

आखिर चुनाव आयोग ने ये फैसला क्ययों लिया ह?ै
सबसे बड़ा सवाल तो यही पैदा हो रहा ह ैकि आखिर चुनाव आयोग ने किस रिपोर््ट 

अथवा जाँच के आधार पर ये तय कर लिया ह ैकि बिहार की वोटर लिस्ट मेें बड़ी गिनती 
मेें अवैध घुसपैठिये शामिल हो चुके हैैं। 

ऐसी रिपोर््ट को सार््वजनिक किया जाना चाहिए जिससे ये तय हुआ ह ैकि पूर े बिहार के 
लगभग 7.89 करोड़ मतदाता को दबुारा से वेरीफाई किया। क्या अवैध घुसपैठ बिहार मेें 
इतनी बड़ी व्यापक हो चुकी ह ैकि उसकी बुनियाद पर पूर ेबिहार को लाइन मेें लगा कर 
कागज मांगे जा रह ेह।ै 

अगर एक समय के लिए मान भी लिया जाये कि वोटर लिस्ट मेें अवैध घुसपैठिये 
शामिल हो गए तो उन अधिकारीयोों पर क्या करवाई होगी जिनके एक साइन की वजह से 
ये सब हुआ ह।ै जिस BLO ने ऐसे वोटर बनाये उसी को अधिकार दिया जा रहा ह ैकि वो 
लोगोों की नागरिकता की जाँच करेें। 

चुनाव आयोग नागरिकता कैसे तय कर सकता ह?ै
अब यहाँ पर एक सांवैधानिक सवाल भी उत्पन्न हो रहा ह ै कि आखिर कैसे चुनाव 

आयोग नागरिकता को साबित करने का पैमाना तय कर सकता ह।ै क्या क़ानूनी तौर पर 
ये तय हो चुका ह ैकि नागरिकता को तय करने का अधिकार अघोषित तौर पर चुनाव 
आयोग के पास होगा। 

जिस चुनाव आयोग के जिम्मे ये काम ह ैकि वो निष्पक्ष तरीके से चुनाव का आयोजन 
करेें वो अब लोगोों की नागरिकता की जाँच करने का भी काम करगेा क्या?

इसी चुनाव आयोग पर लगातार विपक्ष द्वारा चुनाव मेें धांधली और गड़बड़ी का रोपी 
लगाती आ रही ह।ै महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव को ले कर तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 
ने सीधा चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़ा किया ह।ै विपक्षी पार््टटियां लगातार EVM को 
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ले कर सवाल उठा रही ह ैजिसका जवाब भी अभी तक स्पष्ट तौर पर चुनाव आयोग ने 
नहीीं दिया ह।ै 

इतने कम समय मेें पूरी प्रक्रिया कैसे मुमकिन?
सबसे बड़ा सवाल तो यही उत्पन्न होता ह ै कि आखिर एक महीने के शार््ट टाइम मेें 

मतदाता सूची डॉक्यूमेेंट सहित कैसे अपडेट की जायेगी। जब पूर ेबिहार मेें पलायन का 
मसला ह,ै खेती का पीक टाइम चल रहा ह,ै एक बड़ी आबादी बाढ़ से पीड़ित ह ैऐसे मेें 
लोग 26 जुलाई तक अपने डॉक्यूमेेंट के साथ गणना फॉर््म कैसे जमा करवा पाएंगे। 

केवल एक लाख BLO लगभग 8 करोड़ वोटर की वेरिफिकेशन का जिम्मा कैसे उठा 
सकते ह ैजबकि ये बात स्पष्ट ह ैकि अधिकतर BLO सरकारी टीचर अथवा कर््मचारी ही 
होते ह।ै इसका मतलब ये स्पष्ट ह ैकि आगामी एक महीने तक वो कोई और काम नहीीं 
करेेंगे बल्कि केवल इसी काम मेें उनका समय गुजरगेा। 

पूरी प्रक्रिया मेें BLO का बेहद ताकतवर होना?
चुनाव आयोग के इस आदेश के बाद एक बात तय हो चुकी ह ैकि BLO को बेहद 

ताकतवर बना दिया गया ह।ै एक हिसाब से ये मान लिया जाये कि इस पूरी प्रक्रिया मेें 
BLO के पैसा ऐसा अधिकार ह ैकि वो किसी को भी नागरिकता का आधार बना कर वोटर 
लिस्ट से बाहर कर सकता ह।ै 

जैसे वक़्फ़ के नए कानून मेें जिलाधिकारी को एक असीम ताकत दी गयी ह ैकुछ वैसा 
ही इस मामले मेें BLO के लिए देखने को मिला ह।ै जैसे डीएम वक़्फ़ के मामले मेें किसी 
को भी वक़्फ़ प्रॉपर्टी ह ैअथवा नहीीं करने का अधिकार देती ह ैकुछ वैसा ही मामला यहां 
भी देखने को मिल रहा ह।ै 

अब BLO नागरिकता की बुनियाद पर किसी को भी संदिग्ध करार दे सकता ह ैजिसके 
बाद उसका नाम वोटर लसित से बाहर कर दिया जायेगा। 

पूरी प्रक्रिया का सबसे ज्यादा शिकार गरीब होोंगे?
जिस बिहार मेें गरीबी अपनी चरमसीमा पर ह,ै लोगोों के पास रोजगार का कोई साधन 

नहीीं ह,ै अपने परिवार के पालन पोषण के लिए दसूर ेराज्ययों मेें पलायन कर के जाना पड़ता 
ह ैवहां पर यक़ीनन इस पूर ेप्रोसेस का सबसे बड़ा शिकार गरीब समुदाय ही होगा। 

इसी मतदाता सूची मेें शामिल जिन लोगोों ने 2024 लोकसभा चुनाव मेें मोदी सरकार 
को सत्ता की चाबी सौौंपी थी अब उस मतदाता को ही सवालोों के घेर ेमेें खड़ा किया जा 
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रहा ह।ै जिस मतदाता के वोट की वजह से राज्य और केें द्र मेें सरकार चल रही ह ैवही अब 
पूछ रह ेह ैतुम मतदाता कैसे हो ये साबित करो!

इस समय पूर े बिहार मेें खेती का सबसे पीक समय चल रहा ह।ै अधिकतर इलाकोों 
मेें बाढ़ की वजह से गरीब लोग प्रभावित ह ैउनसे चुनाव आयोग नागरिकता का सवाल 
डॉक्यूमेेंट के साथ पूछ रहा ह।ै 

चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया को NRC क्ययों कहा जा रहा ह?ै
इस पुर ेप्रकरण मेें सबसे बड़ा सवाल यही उत्पन्न हुआ ह ैकि जो NRC का काम मोदी 

सरकार नहीीं करवा सकी ह ैवही NRC का काम चुनाव आयोग चोर दरवाजे से कर रहा 
ह।ै तमाम विपक्षी पार््टटियोों समेत देशव्यापी तौर पर इस पूर ेमामले को बैकडोर से NRC 
कह ेजाने के कुछ स्पष्ट कारण हैैं। 

जैसे NRC के लिए कहा जाता ह ैकि आप अपनी नागरिकता को साबित करने के लिए 
अपना जन्म प्रमाणपत्र और अपने माता पिता के प्रमाणपत्र दिखाओ बिलकुल वैसे ही इस 
मामले मेें भी किया जा रहा ह।ै 

	| उससे भी बड़ा सवाल ये ह ैकि जिस आधार कार््ड को सब जगह अनिवार््य तौर पर 
लिंक किया जा रहा ह ैतो अगर उसको कोई प्रूफ की नहीीं माना जायेगा तो उसका 
क्या फायदा ह?ै

	| जिस पैन कार््ड से आपका बैैंक अकाउंट खुलता ह,ै आपकी सभी वित्तीय मामले तय 
होते ह ैउसको भी डॉक्यूमेेंट नहीीं मानना बड़े सवाल उत्पन्न करता ह!ै

	| ड्राइविग लाइसेेंस बेहद कठिन ह ै बनवाना इसके बावजूद उसको भी आईडी नहीीं 
मानना चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करता ह।ै 

	| एक सरकार मनरगेा कार््ड से 50 लाख रोजगार दे सकती ह ै मगर उस कार््ड की 
डॉक्यूमेेंट मेें कोई अहमियत नहीीं ह ैये तो बड़ी अजीब बात ह!ै
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